भारत सरकार
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
राज्‍य सभा
अतारांकित प्रश्‍न सं. 3622
सोमवार, 3 अप्रैल, 2017/13 चैत्र, 1939 (शक)
राज्‍य सड़क परिवहन निगम का आकलन करने के लिए तंत्र 
3622. डॉ. विनय पी. सहस्‍त्रबुद्धे:  

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: 

(क) क्‍या सरकार ने कोई सार्वजनिक परिवहन नीति तैयार की है जिसमें राज्‍य सड़क परिवहन निगमों के लिए की जाने वाली पहलों की रूपरेखा बनाई गई हो और यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है और यदि नहीं, तो इसके क्‍या कारण हैं;  

(ख) कौन-कौन से राज्‍यों में संबंधित सरकारों ने राज्‍य सड़क परिवहन निगमों को बंद कर दिया है और किन राज्‍यों में ये निगम घाटे में नहीं हैं, यदि कोई हों; और
(ग) क्‍या सरकार के पास राज्‍य सड़क परिवहन निगमों के निष्‍पादन का समय-समय पर आकलन करने हेतु कोई तंत्र विद्यमान है? 

उत्‍तर
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्‍य मंत्री
(श्री मनसुख एल. मांडविया)
(क): सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय वाहन-खोजी प्रणाली, कंप्‍यूटरीकृत आरक्षण प्रणाली आदि पर आधारित जीपीएस/जीएसएम जैसी अद्यतन सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग हेतु ‘‘सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु वित्‍तीय सहायता’’ नामक स्‍कीम के अंतर्गत राज्‍य सड़क परिवहन निगमों को सहायता मुहैया करा रहा है । 
(ख): अभी तक की स्‍थिति के अनुसार, मणिपुर राज्‍य सड़क परिवहन निगम को राज्‍य सरकार द्वारा बंद कर दिया गया है । निम्‍नलिखित पांच राज्‍य सड़क परिवहन निगमों ने घाटा उठाना बंद कर दिया है तथा वित्‍त वर्ष 2015-16 के दौरान इन्‍होंने लाभ दर्ज किया है:- 
	क्र. सं.
	राज्‍य सड़क परिवहन निगम
	लाभ 
	राज्‍य

	1.
	कर्नाटक राज्‍य सड़क परिवहन निगम
	5095.00 लाख रु.
	कर्नाटक

	2.
	उत्तर प्रदेश राज्‍य सड़क परिवहन निगम
	927.28 लाख रु.
	उत्तर प्रदेश

	3.
	ओडिशा राज्‍य सड़क परिवहन निगम
	500.07 लाख रु.
	ओडिशा

	4.
	बेंगलुरु महानगरीय परिवहन निगम
	1372.66 लाख रु.
	कर्नाटक

	5.
	पंजाब राज्‍य बस स्‍टैंड प्रबंधन कंपनी लिमिटेड
	465.78 लाख रु.
	पंजाब


(ग): राज्‍य सड़क परिवहन निगम संबंधित राज्‍य सरकारों के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कार्य करते हैं और इसलिए राज्‍य सड़क परिवहन निगमों के कार्यकरण में भारत सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है । 
*****
